भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
राज्‍य सभा
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सोमवार, 26 मार्च, 2018/5 चैत्र, 1940 (शक)
केन्द्रीय सड़क निधि योजना में परिवर्तन
3457. श्री के॰ आर॰ अर्जुननः 
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) में परिवर्तन किये जाने की स्थिति में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा क्रियान्वित परियोजना को हानि होगी;

(ख) क्या यह सच है कि मंत्रालय सीआरएफ के सबसे बड़े भाग को प्राप्त करने का पात्र है जो अनुमानतः 41 प्रतिशत है; और
(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रस्ताव की शुरुआत तब की गई थी जब एनएचएआई को सम्मिलित करने के प्रस्ताव को क्रियान्वित नहीं किया गया था?

उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क) से (ग): ग्रामीण सड़कों के विकास, राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे के विकास और अनुरक्षण, राज्‍यीय सड़कों के विकास और अनुरक्षण तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए केंद्रीय सड़क निधि का वितरण समय-समय पर वित्‍त अधिनियम द्वारा संशोधित केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 द्वारा शासित किया जाता है । केंद्रीय सड़क निधि गैर-व्‍यपगत निधि है ।
 
हाई स्‍पीड डीजल (एचएसडी) ऑयल और पेट्रोल पर संग्रहीत केंद्रीय सड़क निधि का वर्तमान वितरण इस प्रकार है:- 
	क्र. सं.
	अवसंरचना का विवरण
	प्रतिशतता वितरण

	1. 
	ग्रामीण सड़कों का विकास 
	33.5

	2. 
	राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण
	41.5

	3. 
	रेलवे
	14.0

	4. 
	राज्‍यीय सड़कों का विकास और अनुरक्षण
	10.0

	5. 
	सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का विकास और अनुरक्षण 
	1.0


 
वित्‍त विधेयक, 2018 में अन्‍य बातों के साथ-साथ केंद्रीय सड़क निधि को बदल कर केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) करने के लिए केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 को संशोधित करने का प्रस्‍ताव है और इस प्रकार एकत्रित निधियों का आबंटन परिवहन (सड़क और पुल, पत्‍तन, शिपयार्ड, इनलैंड वाटरवेज, एअरपोर्ट, रेलवे, शहरी सार्वजनिक परिवहन), ऊर्जा, जल और स्‍वच्‍छता, संचार, सामाजिक और वाणिज्‍यिक अवंसरचना जैसे विभिन्‍न अवसंरचना क्षेत्रों के लिए है ।
 
राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और अनुरक्षण के लिए केंद्रीय सड़क निधि उपकर का अंश विभिन्‍न कार्यान्‍वयन एजेंसियों जैसेकि भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), राज्‍य लोक निर्माण विभाग (पीडब्‍ल्‍यूडी), राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल), सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), इत्‍यादि के माध्‍यम से शुरू की गई परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया जाता है । इस समय भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सहित इनमें से किसी भी कार्यान्‍वयन एजेंसी के लिए केंद्रीय सड़क निधि उपकर के राष्ट्रीय राजमार्ग अंश के निर्धारण को समाप्‍त करने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है । तदनुसार, भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपी गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के संबंध में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । 
*****
